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 सभा  दो  बज  समवेत  हुई  ।

 [अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए]

 प्रदनोत्तर

 (देखिये  भाग  १)

 २.  ४२  म०  प०

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बटालिक  तथा...  औद्योगिक-गवेषणा

 परिषद  द्वितीय  पुनर्विलोकन  समिति

 का  प्रतिवेदन

 प्रधान  मंत्री  तथा.  वैदेशिक-काय  एवं

 रक्षा  मंत्री  (श्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :

 में  सदन  पटल  पर  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद .
 की  द्वितीय  पुनर्विलोकन  समिति  का  प्रतिवेदन

 रखता  हूं  ।  नियमों  के  अनुसार  प्रत्येक  पांच  वर्ष

 पश्चात्  पुनर्विलोकन  होता  हूँ  ।यह  पूर्वावलोकन

 प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  की  एक  समिति  द्वारा  किया

 गया  था  जिस  के  सभापति  श्री  [एल्मरज़  एस

 थे  ।  प्रतिवेदन की  कुछ  प्रतियां संसद  पुस्तकालय
 में  भेज  दी  गई  हूं  तथा  सरकार  समिति  की

 सिपारों  पर  विचार  करेगी  श्र  झपना

 78  PSD.

 Rous

 मत  सदन  पटल  पर  रखेंगी_  [पुस्तकालय

 में  रख  दी  गई  देखिए  संख्या  एस०  -१०६/

 uv]

 भारत  में  फान्सीसी  बस्तियों  में

 आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 वक्तव्य  दिया  जाएंगी  |

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  सदन को  वित्त

 ही  ह ंकि  १८  मार्च  को  पॉंडिचेरी की  नगर-

 पालिकाओं  में  भारत  के  साथ  विलय  होने

 के  संकल्प  पास  किये  गए  थे  ।  कुछ  दिनों  बाद

 इसी  प्रकार  के  संकल्प  कारीकल  की  नगर-

 पालिकाओं  द्वारा  पास  किये  गये  थे  ।  इन

 संकल्पों  के  फ़ांसीसी  भारत  के  कं सेसिल रों

 (  जो  मंत्री.  कहलाते  हैं)  तथा  प्रतिनिधि

 सभा  के  म्रघ्यक्ष  पुरा  समर्थन  प्राप्त  था  ।  __

 इन  तगर  पालिकाओं  ने  जो  वहां

 लगभग  €०  प्रतिशत  जनता  का  प्रतिनिधित्व

 करती  है  भारत  में  इन  बस्तियों  के  तत्काल

 विलय  की  मांग  की  |  उस  के  बाद  वहां  की  *7

 सरकार  का  दमनचक्र  प्रारम्भ  हो  गया  |  लोगों

 पर  दवाब  डाला  गया  ।  हम  ने  फ्रांस  की  सरकार
 का  ध्यान  इस  लोकप्रिय  ग्रान्दोलन  की  आर

 आक्षित  कर  देते  हुए  पूर्वातुसार  उसे  फिर

 सुझाव  दिया  कि  स्पष्ट  मार्ग।  यह  अख्तियार

 किया  जाना  चाहिए  कि  फ्रांस  इन  बस्तियों  को

 वास्तविकता  में  अभी  भारत  को  हस्तान्तरित
 कर  दें,  कानूनी  हस्तान्तरण  बाद  को  होता



 २८५४५  भारत  में  फ़ांसी सी

 [श्री  जवाहरलाल  नेहरू]

 रहेगा  क्योंकि  इस  के  लिये  भारत  तथा  फ्रांस

 दोनों  में  संविधानिक  परिवर्तनों  की

 झ्रावइ्यकता  पड़ेगी  तौर  उन  पर  हम  बाद  में

 चर्चा  करके  प्रावश्यव  कदम  उठा  सकते  हें  ।

 फ्रांस  की  सरकार  ने.  हमारे  प्रस्ताव

 का.  अनुकूल  उत्तर  नहीं  दिया.  ale  यही
 बात  फिर  से  दोहराई  कि  .फ्रांसीसी'  संविधान

 के  अनुसार  लोगों  की  मर्जी  के  बिना  विलय

 नहीं  हो  सकता  ।  जहां  तक  हमारा  संबंध  है

 लोगों  की  मर्जी  पर्याप्त  रूप  से  प्रकट  हो  चुकी

 है  उस  के  अतिरिक्त  ,  यदि  माननीय  सदस्य

 किसी  बड़े  मानचित्र  को  देखें  तो  विदित  होगा

 कि  सारीਂ  बस्ती  एक  सम्पूर्ण  एकक  नहीं  है,

 कहीं  भारतीय  क्षेत्र  आगया  है,  कहीं  फ्रांसीसी

 भारतीय  क्षेत्र,  और  सारी  चीज़  एक

 टेढामेढ़ा  घिराव  सा  है  ।  प्रयास  तथा

 राजनितिक  दृष्टि  कोण  से  भीਂ  यह  ठीक

 नही ंहे  ।  फिर,  आधार  भूत  रूप  से  भी  हम
 भारत  के  किसीਂ  स्थान  में  फ्रांसीसी  बस्तियों
 का  होना  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  फ्रांसीसी

 संविधान  की  अपेक्षा  के  लिये  यही  तथ्य  काफी

 है  कि  लोक-मत  ने  स्पष्ट  रूप  से  भारत  में

 विलय  के  पक्ष  में  मत  ज़ाहिर  कर  दिया  हूँ  ।

 यह  स्मरणीय  है.  कि  पांडीचेरी  के

 अधिकारियों  ने  यह  अ्रारोप  लगाया  है  कि

 कुछ  राजद्रोही  तत्व  भ्र तु चित  प्रकार  की

 कार्यवाही  कर  रहे  हें  ।  ये  राजद्रोही

 तत्व वे  व्यक्ति  हें  जो  कुछ  समय  पुर्व,
 जनता  द्वारा  मंत्रियों,  कौंसिलरों  या  मेम्बरों

 के  रूप  में  चुने  गये थे  ।  वे  कुछ  काल  पुर्व  ही
 पर्याप्त  उत्तरदायी  थे  ,  किन्तु  बाद  को  क्योंकि

 उन्होंने  अपनी  समिति  एक  विशेष  प्रकार  से

 प्रकट  की,  भारत  में  विलय  के  पक्ष  में  मत  दिया,

 उन्ह  राजद्रोही  तत्व  कहकर  पुकारा  गया  ।

 जहां  तक  भारत  सरकार  का  संबंघ

 ह  वह  अरब  भी  फ्रांस  की  सरकार  के  साथ

 ६  अप्रैल  १९५४  बस्तियों  में  आन्दोलन  के  VEE.
 सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 मामले  को  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  सुलझाने  के  लिए

 शान्तिपूर्ण  तरीकों  को  काम  में  लाने  की

 आशा  रखती  है ग्रौर  अब  तक  लाती  भी

 रही है  ।  हम  ने  कुछ  कदम  उठाए  हें  ।  उन  में

 से  एक  कदम  फ्रांसीसी  पुलिस  को  भारतीय

 क्षेत्र  में  हो  कर  निकलने  देने  से  रोकना है  ।

 हम  उसे  लोगों  का  दमन  करने  के  लिये  भारतीय

 भूमि से  हो  कर  नहीं  गुजरन ेदे  सकत े।
 इस  के  अतिरिक्त  हम  ने  चोर-व्यापार

 को  रोकने  के  लिए  कुछ  चौकियां  स्थापित

 की  हैं  ।  किन्तु  ग्रावश्यक  वस्तुयें  को  नहीं  रोका

 गया  है  क्योंकि  हम  सामान्य  आबादी  पर

 कोई  दबावਂ  नहीं  डालना  चाहते  |  केवल  पेट्रोल

 की  उपलब्धि  कुछ  दिनों  से  रोक  दी  गयी

 है  क्यों  कि  हमें  यह  खबर  मिली  थी  कि

 इस  पेट्रोल  के  वितरण  में  बहुत  भेद  भाव
 से  काम  लिया.  जाता  है,  केवल  उन्हें  लोगों

 को  पेट्रोल  दिया  जाता  है  जिन  पर  फ्रांसीसी

 सरकार की  कृपा  होती है  ।  इस  लिए  हम

 ने  पेट्रोल देना  हीਂ  बन्द  कर  दिया ।
 अन्यथा  सब  आवश्यक  चीजें  जा  रही  हैं  ।

 एक  चीज़  aR  ।  भारतीय  क्षेत्र  में  इन

 बस्तियों  से  wit  वाले  लोगों  के  लिए  हमने
 परमिट  प्रणाली  जारी  कर  दी  है  ।  मानसिक

 सदस्यों  को  विदित  ही  है  कि  कुछ  पृथक  एककों

 ने  फ्रांसीसी  शासन  से  अपनी  पूर्ण  स्वतंत्रता

 घोषित  कर  दी  है  ।  में  यह  बिलकुल  स्पष्ट

 करना  चाहता  हू ंकि  यह  आन्दोलन  बिलकूल

 स्वभाविक  भ्र  स्वयं-प्रेरित  है  कौर  स्वभावत:

 ही  हमारी  इस  से  सहानुभूति  है  ।

 सदन  को  याद  होगा  कि.  एक  मामला

 gar  था  ।  जिस  में  कि  फ्रांसीसी  पुलिस  भारतीय

 सीमा  क्षेत्र  में  घुस  कर  दो  भारतीय  जनों  को

 कौर  एक  मेयर को  पकड़  कर  ले  गयी  ।  हम  ने

 इस  का  घोर  विरोध  प्रकट  किया  था  ।  दोनों
 भारतीय  प्रजाजनों  को  तो  छोड़  दिया  गया



 २८५७  भारत  में  फ्रांसीसी

 है  किन्तु  मेयर  को  अभी  तक  नहीं  मुक्त  किया

 गया  है  ।  हम  ने  उन  पुलिस  वालों  को  संजा

 देने  को  कहा  है  जिन्हें  ने  यह  हरकत  की
 थी  लेकिन  उन्हें  कोई  सजा  भी  नहों  दी  गयी

 है  ।  यह  भी  एक  मुख्य  कारण  है  जिस  से  हम
 नें  फ्रांसीसी  पुलिस  को  भारतीय  क्षेत्र  में  आने

 को  रोकने  की  कार्यवाही  की  ।

 फ्रांस  की  सरकार  ने  भारत  सरकार

 से  पूछा  कि  क्या  वहू  उन  बस्तियों पर  कब्जा

 कर  लेना  चाहती  है  जहां  जनता  ने  स्थानीय
 प्रशासन पर  कब्ज़ा  कर  लिया  है  ।  भारत

 सरकार  ने  फ्रांस  की  सरकार  को  सुचित  किया

 है  कि  हम  इस  बारे  में  एकांगी  का्येवाही

 नहीं  करना  चाहते  ।  लेकिन  फ्रांसीसी  पुलिस

 के  उधर  जाने  पर  जो  पाबन्दी  लगी  हुई  है

 वह  जारी  रहनी  चाहिए  ।

 भारतीय  नागरिकों  के  विरुद्ध  गुंडागिरी

 के  जो  समाचार  मिले  हें,  उससे  भारत  सरकार

 बहुत  चिंतित  है  ।  समाचार  मिला  है  कि  महा-

 वाणिज्य  दूत  के  कार्यालय  से  संबंध  पुस्तकालय

 श्र  पांडिचेरी स्थित  भारतीय प्रेस  संवाद-

 दाताओं के  मकानों  पर  हमले  किये  गए  हैं  ।

 भारत  सरकार इस  विषय  में  जांच कर  रही

 हैं  शौर  वह  अपने  हितों  शर  अधिकारों  कीਂ

 रक्षा  के  लिये  परावश्य  कार्यवाही  करेगी  ।

 वहां  होने  वाली  घटनाओं से  स्पष्ट  हो

 गया  है  कि  जनमत  लिए  बिना  ही  भारत  में

 'तत्काल  विलय  की  बात  को  जनता  का  पूरा

 समर्थन  प्राप्त  है  ।  भ्रांत्दोलन पूर्णत:  स्वामी-

 विक  रूप  में  और  ऐसे  व्यक्तियों के  नेतृत्व

 में  हो  रहा  है,  जो  प्रब  तक  प्रशासन  के  उत्तर-

 दायी  सदस्य थे  ।  सत्य  राजनितिक  दलों

 और  नेताओ ंने  भी  इस  लोकप्रिय  आंदोलन

 को  सहयोग  देने  की  घोषणा  की  है  ।  दमन

 द्वारा  ऐसे  भ्रांदोलन  को  कुचला  नहीं  जा  सकता

 जो  भारत का  अ्रंग  बनने  की  लोगों  की  स्वा-

 भाविक  इच्छा  पर  पराश्रित  है  ।  फ्रांसीसी

 ६  अप्रैल  १९५४  बस्तियों  म॒
 आन्दोलन  के  २८५८

 सम्बन्ध में  वक्तव्य

 बस्तियों  के  निवासी.  महान  भारतीय

 परिवार  के  ही  अंग  हैं  ।  राधिका,  सांस्कृतिक

 तथा  अन्य  दृष्टियों से  भारत  के  साथ  उन  के

 बड़े  निकटतम संबंध  हैं  ।  वह  राजनितिक

 व्यवस्था  जो  उन्हें  भारत  से  पृथक  औ  एक

 विदेशी  शासन  के  अधीन  रखती है,  भारत

 की  जनता प्रौर  सरकार को  सर्वथा  प्रमान्य

 है  ।

 भारत  सरकार  को  आ्राशा  है  कि.  यह

 व्यवस्था.  मैत्री  रर्वक  भ्रान्ति  समझौते से

 बदल  दी  जाएगी  ।  यह  बहुत  दिन  नहीं चल
 सकती  क्योंकि  जनता ने  इस  का  प्रंत  करने

 का  सक्का  इरादा  कर  लिया  है  ।  प्रत  भारत
 सरकार  ने  फ्रांस  सरकार से  पुन:  अनुरोध

 किया  है  कि  उस  के  अ्रकटूबर  १९५२  वाले

 सुझाव  पर  फिर  विचार  किया जाए  ।  उस  ने

 वे  कारण  बताए  हैं,  जो  जन्तक ेके
 प्रस्ताव

 को  स्वीकार  करने  में  उस  के  ५  आ  रहे

 हैं ।  सभी  महत्वपूर्ण  राजनितिक  दलों ने
 सैद्धांतिक  अधार  पर  इस  प्रस्ताव  को  ईस्वी-

 कार  कर  दिया  है  और  फ्रांसीसी  बस्तियों  में

 आज  स्थिति  भी  ऐसी  है  कि  अ्रबाध  जनमत

 हो  भी  नहीं  सकता  ।  चूंकि  लगभग  -  प्रतिशत
 जनता  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  द्वारा  जनता

 की  इच्छा  इतने  स्पष्ट  रूप  में  व्यक्त  कर  दी

 गई  है,  जनमत  सर्वथा  अनावश्यक  है  |

 भारत  सरकार  ने  यह  स्पष्ट कर  दिया

 है  कि  लोगों के  सांस्कृतिक  तथा  अन्य

 अधिकारों  का  पूरा  बरादर  किया  जाएगा  ।

 वह  फ्रांस की  प्रभुसत्ता  का  कानूनी  हस्तान्तरण
 तत्काल  नहीं  कराना.  चाहती  ।  उसका

 सुझाव  यह  है  कि  प्रशासन  का  वास्तविकਂ

 हस्तांतरण  तुरंत  कर  दिया  जाए  sie  फ्रांसीसी

 प्रभुसत्ता  सांविधानिक  प्रश्नों  का  समाधान

 होने  के  समय  तक  बनी  रहे  ।  भारत  कौर

 फ्रांस  दोनों  को  ही  अपने  अपने  संविधानों  में

 तत्संबंधी  परिवर्तन  करने  होंगे  ।  इस  में  समय



 २८५९  भारत  में  फ्रांसीसी

 [श्री  जवाहरलाल  नेहरू]

 लगेगा,  जब  कि  जनता  की  मांग  यह  है  कि

 जन  मत  के  बिना  तुरंत  विलय  कर  दिया  जाए  ।

 भारत  सरकार  का  विचार  है  कि  उन  के  द्वारा

 दिए  गए  सुझाव  से  समझौता  होने में  बहुत

 सहायता  मिलेगी,  जेसा  वहू  चाहती है  ।  इस

 आधार  पर  वह  फ्रांस  सरकार  से  प्रसन्नता-

 पुर्वक  बात  चीत  चला  सकेगी  |

 बकक््तब्य

 में  सदन  को  फ्रांसीसी  बस्तियों  में  होने

 वाली  घटनाओं  के  बारे  में  बता  चुका  हूं  ।

 १८  मार्चे  को  पांडिचेरी  की  आठ  नगर पालि-
 कारों  ने  भारत  के  साथ  तत्काल  विलय  की

 मांग  करते  हुए  संकल्प  पारित  किए  ।  कुछ

 दिन  बाद  कराईकल  की  ६  नगर  पालिकाश्रों

 द्वारा भी  वैसे  संकल्प  पारित  किए  गए ।

 इन  संकल्पों  फ्  फ्रांसीसी  भारत  के  पारिषदों

 (जिन  को  मंत्री  कहा  जाता  है)  का  तथा

 प्रतिनिधि-सभा  का  भी.  पुरा-पुरा  समर्थन

 प्राप्त  है  ।

 २.  इन  संकल्पों  को.  पारित  करने

 वाली  नगरपालिकाएं  फ्रांसीसी  बस्तियों  के

 लगभग  co  प्रतिशत  का  प्रतिनिधित्व  करती

 हैं।  उन्हों  ने  फ्रांसीसी सरकार  से  कहा कि
 जनता

 की  इच्छा  को  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  तुरंत  भश्रावश्य॑क  कार्यवाही  की  जाए  |

 फ्रांस  गणराज्य  के  सभापति,  फ्रांसीसी  मंत्रि-

 परिषद्  के  प्रमुख  सदस्यों,  राष्ट्रीय  विधान

 सभा  के  अ्रध्यक्ष  तथा  फ्रांस  संघ  की  सीनेट

 aie  विधान  सभा  के  पास  तार  भेजे  गए  हैं  ।

 इन  तारों  की  प्रतिलिपियां  मेरे  पास  भेजी

 गई  थीं  ।

 ३.  यह  स्पष्ट  है  कि  कि  जनता  का
 भारी  बहुमत  अपने  चुने  हुए  प्रतिनिधियो

 art  उत्तरदायी  मंत्रियों  के  द्वारा  इस  लोक-

 प्रिय  मांग  का.  समर्थन  कर  रहा  है  ।  मांग

 ६  अप्रैल  १९५४  बस्तियों  में  आन्दोलन  के  ८ दू

 सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 बिना  जन  मत  लिए  भारत  के  साथ.  तुरंत

 विलय हो  जाने  कीਂ  है,  क्योंकि  भारत के  साथ

 विलय के  संबंध  में  जनता  की  इच्छा  सर्व-

 वित्त है  ।  मंत्रियों  शौर  चुने  हुए  प्रतिनिधियों

 को  आश  थी  किः  फ्रांस  सरकार  सहानुभूति

 पूर्वक  विचार  FUT  ।  उन  की  आशाएं  फली-

 wa हुई  क्योंकि.  स्थानीय  अधिकारियों

 ने  संकल्पों  कीਂ  अवहेलना की  कौर  लोकप्रिय

 अ्रांदोलन  केਂ  विरुद्ध  दमन  नीति  अपनाई  ।

 ४.  मंत्रियों  तथा  प्रन्य  लोगों  को  अपनी
 घोषणायें  वापस  ले  लेने  के  लिए  धमकियां

 दीਂ गई  ।  पांडिचेरी में  गुंडागिरी  कीਂ  घटनाएं  हुई
 शर  २०  मार्च  को  गुंडों  ने  पी०  eto  शाई०
 के  एक  स्थानीय  संवाददाता  पर  हमला  किया ।

 पांडिचेरी  के  विभिन्न  भागों  में  पुलिस  की

 टुकड़ियां  भेजीਂ  गई  और  लोगों  को  चेतावनियां

 दी  गई  कि  वे  लोकप्रिय  श्रांदोलन से अलग से  अलग

 रहें  ।

 ४५.  भारत  सरकार  ने  इन  दमनात्मक

 कार्यवाहियों  के  विरुद्ध  अपनी  चिंता  प्रकट

 की  |  स्थानीय  भ्र धि कारियों  के  पास  एक  कड़ा

 विरोध  पत्र  भेजा  गया  प्रौढ़  उन  को  सूचित

 किया  गया  कि  इन  धमकियों  प्राणी  से  भारत

 में  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  भारत  के  पैरिस  स्थित

 राजदूत  ने  वैसा  ही  एक  अभ्यावेदन  फ्रांस

 सरकार  को  दिया  |  फ्रांस  सरकार  को  याद
 दिलाई गई  कि.  फ्रांसीसी  बस्तियों के  भविष्य
 के  प्रदान  पर  कई  वर्षों  से  इसी  कारण  कोई

 समझौता  नहीं  हो  सका  है  कि  उन्हें  जनता  की

 इच्छा  के  विषय  में  संदेह  था  ।  ये  इच्छाएं
 अब  विद्यमान  परिस्थितियों  में  यथासंभव
 सर्वाधिक  प्रभावी  रूप  में  व्यक्त  कर  दी  गई
 हूँ  |

 ६.  भारत  सरकार ने  भ्रक्टूबर  १९५२

 में  एक  सुझाव  दिया  था  कि  प्रशासन  का  सीधा
 हस्तान्तरण  करके  एक  समझौते  पर  पहुंचा



 २८६१  भारत  में  फ़ांसी सी

 जाए  प्रौर  संविधानिक  तथा अन्य  बातें  बाद  में

 बात  चीत  दवारा  सुलझा  ली  जाएं
 ।

 फ्रांस  की
 कानूनी  प्रभुसत्ता  आगे  बात  चीत  हो  ने  तक

 बनी  रहे,  और  प्रशासन  भारतीयों  को  सौंप

 दिया  जाए  ।  राज  दूत  ने  फ्रांस  सरकार  का
 'ध्यान'  इस  सुझाव  की  जोर  आकर्षित  किया

 और  विलय  के  लिए  की  जाने  वाली  इस  मांग

 का  लाभ  उठाकर  मैत्रीपूर्ण  समझौते  पर

 'पहुंचने  की  बात  कही  ।

 ७.  फ्रांस  सरकार  ने  इस  सुझाव  पर

 स्वीकारात्मक  उत्तर  नहीं  दिया  ।  उस  ने

 आरोप  लगाए  हैं  कि  भारत  सरकार  द्वारा

 कुछ  ऐसे  कार्य  किये  गए  जिसे  फ्रांसीसी  बस्तियों

 के  निवासियों  को  सामान्य  आधिक  जीवन

 बिताने में  बाधा  पहुंचे  ।  उन  का  कहना  है
 कि  इन  का  लक्ष्य  लोगों  पर  दबाव  डालना

 है  ।  फ्रांस  की  सरकार  ने  यह  भी  कहा है  कि

 फ्रांस  के  संविधान  के  प्रधीन  जनता  की  स्वी-

 कृति  के  बिना  फ्रांसीसी  राज्य  क्षेत्र का

 हस्तांतरण  संभव  नहीं  है  ।  अत:  उन  का

 प्रस्ताव है  कि  तुरंत  बातचीत  चलाई  जाए  कि

 फ्रांसीसी  बस्तियो ंमें  जनमत  लेने  के  लिए

 कसी  दशाएं  होनी  चाहिए  ।

 ८.  भारत  सरकार  को  खेद  है  कि  इस

 प्रश्न  के  शांतिपूर्ण  तथाਂ  मैत्री पूर्ण  निपटारे  के

 लिए  उन्होंने जो  सुझाव  दिया  था,  उसे  सब  तक

 नहीं  माना गया  है  ।  उस  ने  बारंबार  यह
 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  उस  ने  जिन  श्रमिक

 उपायों  को  अपनाया  है,  उन  का  लक्ष  अपने
 न्यायोचित  हितों  की  रक्षा  करना है  ।
 उस  का  लक्ष  We  पवन  तथा  अन्य

 अवांछित  कार्यवाहियों  को  रोकना  है,  जिन

 को  स्थानीय  प्रयास  के  अजीब  तरीकों  और

 'नीति  से  प्रोत्साहन  मिलता  है  ।  इस  सुझाव
 के  लिए  कोई  आधार  नहीं  है  कि  लोगों  पर

 दबाव  डाला  गया  है
 ।

 फ्रांसीसी  बस्तियों  के

 'लिए  बहुत  से  संभरण  भारत  से  ard  हैं  कौर

 ६  अप्रैल  १९५४  बस्तियों  में  आन्दोलन  के  २८६२

 सम्बन्ध में  वक्तव्य

 एक  को  छोड़  कर  दोष  सभी  संभरणों  को

 चालू  रखा  जा  रहा  है  ।  भारत  सरकार

 ने  भी  यह  बात  बराबर  कही  है  कि  फ्रांसीसी
 बस्तियों  में  विद्यमान  परिस्थितियों  में  जनमत

 नहीं  लिया  जा  सकता  ।  १९४५१ से  ये  परि-

 स्थितियां  बिगड़ती  ही  गई  हैं  ,  जब  फ्रांस
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  निष्पक्ष

 प्रेक्षकों  ने  भी  यहीं  विचार  व्यक्त  किया  था ॥

 €.  पिछले  कुछ  दिनों  से  स्थानीय  प्रशासन

 की  दमन  कार्यव  हितों  के  होते  हुए  यह  आंदोलन

 जोर  पकड़ता जा  रहा  है  ।  अ्रांदोलन' २८ २८

 ara  को  शुरू  किया  गया  था  श्र  तब  से
 कराईकल औरौर  पांडिचेरी  के  भागों में  प्राय:

 प्रति  दिन  जलूस  निकाले  जा  रहे  हैं  र  सभाएं

 हो  रही  हैं  ।  विलय  झ्रांदोलन  के  कुछ  सैनिकों

 को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  कौर  अन्य
 लोग  पुलिस की  हिंसा के  लक्ष्य  बने  हैं  ।

 आंदोलन  दांतिपूवेक  चलाया  गया  है  और

 पांडिचेरी  के  परिश्रमी  क्षेत्रों  में  जसे  नेत्तापक्कम

 में  प्रौढ़  बाहौर  के  भागों  में  प्रभावी  शाक्ति  विलय

 सड़ेक  दलों  के  हाथ  में  श्री  गई  हं  ।  समाचार

 पत्रों  के  वृत्तांतों  के  अनुसार  स्थानीय  पुलिस

 उन  से  मिल  गई  है  और  उन्होंने  सार्वजनिक

 भवनों  पर  भारतीय  झंडा  करा  दिया  हैं  कौर
 भारत का  भंग  बनने  की  अपनी  इच्छा  प्रकट

 कर  दी  है  ।  उन्हों  ने  फ्रांस  सरकार  से  फिर

 कहा  है  कि  चह  जनमत  के  बिना  ही
 '
 फ्रांसीसी

 बस्तियों  का  भारत  संघ  के  साथ  विलय  करने

 के  लिये  तुरंत  कार्यवाही  कर े।

 १०.  स्थानीय  प्रयास  की  दमन  कार्य

 वासियों की  दृष्टि  में  भारत  सरकार  को  अपने

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  कुछ  पग  उठाने

 के  लिए  विवश  होना  पड़ा  है  ।  कुछ  दिन  पहले

 फ्रांसीसी  पुलिस  ने  भारतीय सीमा  का  उल्लंघन

 किया  था  और  दो  भारतीय  नागरिकों  को

 भर  पांडिचेरी  के  जिलों  (कम्यूनों)  के  मेयर

 को,  जो  भारतीय  सीमा  में  शरण ले  रहे  थे,



 २८६३  भारत  में  फ्रांसीसी

 [at  जवाहरलाल  नहरू]

 पकड़ ले  गई  थी  ।  सीमा  पर  रहने  वाले  भारतीय
 नागरिकों  को  दबाने  कौर  धमकी  देने  की

 एक  घटना  शर  हुई  थी  ।  भारत  सरकार

 ने  इन  घटनाओं  के  बारे  में  एक  कड़ा  विरोध

 पत्र  भेजा  प्रो  मांग  की  कि  अवैध  रूप  में
 पकड़े  गए  तीनों  व्यक्तियों  को  छोड़  कर

 तुरंत  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  पहुंचा  दिया

 जाए  |  उस  ने  संबंधित  फ्रांसीसी  अधिकारियों

 को  दंड  देने  और  भविष्य  के  लिए  कुछ  श्राइन-

 सन  देने  की  भी  मांग  की  ।  उस  की  मांग  पुरी

 नहीं  हुई  है,  कौर  ऐसी  घटनाओं  को  फिर

 न  होने  के  लिए  उस  ने  कुछ  पूर्वोक्त  अपनाए

 हैं  ।  अ्रपनाए  गए  उपायों  में  एक  यह  भी

 है  कि  फ्रांसीसी  पुलिस  का  भारतीय  राज्य-

 क्षेत्र  से  हो  कर  फ्रांसीसी  बस्ती  के  किसी  भाग

 में  जाना  बिलकुल  बंद  कर  दिया  जाए  ।  _.._.

 ११.  भारत  सरकार  का  ऐसा  कोई

 विचार  नहीं  है  कि  फ्रांसीसी  बस्तियों  के  किसी

 भाग  का  नियंत्रण  एक  पक्षीय  रूप  से  झ्र पने

 हाथ  में  ले  ले  ।  पर  वहू एक  लोकप्रिय  झ्रान्दोलन

 को  दबाने  के  लिए  फ्रांसीसी पुलिस  को  भारतीय

 राज्य  क्षेत्र  का  उपयोग  नहीं  करने  देगी  ।

 इस  से  भारत  में  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा,  अतः

 जब  तक  वर्तमान  तनाव  चलता  रहेगा,  यह

 प्रतिबंध  लागू  रखना  पड़ेगा  ।  यह  केवल  भारतीय
 नागरिकों  के  ही  हितਂ  में  नहीं;  बल्कि  फ्रांसीसी

 पुलिस  के  हित  में  भी  लगाया  गया  है।  भारत

 सरकार  की  फ्रांसीसी  बस्तियों  के  सामान्य

 प्रशासन  में  हस्तक्षेप  करने  की  कोई  इच्छा

 नहीं  है,  भले  ही  वह  अपनाए  जाने  वाले  उपायों

 के  घोर  विरोध  में  हो  ।  अत:  उस  के  द्वारा

 लगाया  गया  प्रतिबंध  पुलिस  के  ही  बारे  में

 है  ।  प्रशासन  के  अन्य  शअ्रधिकारियों  पर

 यह  प्रतिबंध  लागू  नहीं  होता  है  ।

 १२.  भारत  सरकार  को.  दूसरी

 कार्यवाही  करनी  पड़ी  है,  वह  यह  कि

 ६  अप्रैल  १९५४  बस्तियों  में  प्रान्दोलन  के  २८६४

 सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 भारत  से  फ्रांसीसी  बस्तियों  को  पैट्रोल के

 संभरण  पर  रोकਂ  लगा  दी  गई  है  ।  पैट्रोल  तथा

 अन्य  अत्यावश्यक संभरण  अ्रब  तक  अ्रबाध

 रूप  में  जाते  रहे,  पर  प्रब  भारत  सरकार  को

 पता  चला  है  कि  पैट्रोल  की  बिक्री  के  बारे  में

 स्थानीय  प्रशासन  कुछ  भेद  भाव  कर  रहा

 हैं  ।  विक्रेताओं  से  कहा  गया  है  कि  विलय-
 आ्रांदोलन के  समर्थकों  को पैट्रोल न  बेचा  जाए  1
 afe  पदार्थों  का  वितरण  स्थानीय  प्रशासन

 के  समर्थकों  तक  ही  सीमित  रखा  जाता  है

 तो.  भारत  सरकार  उसਂ  दक्षा  में  फ्रांसीसी
 बस्तियों  को  उन  पदार्थों  के  निर्यात  की

 अनुमति  नहीं  दे  सकती  ।  उस  ने  पैट्रोल  का

 सम्भरण  बंद  कर  दिया  है  शर  वह  सभी  मामलों

 में  इस  सिद्धांत  का  कड़ाई  के  साथ  प्रयोग

 करना  चाहती  है  ।

 १३.  भारत  सरकार  ने  स्थानीय  प्रशासन

 को  यह  भी  सुचना  दे  दी  है  कि  वह  १४  अप्रैल

 से  पांडिचेरी  कौर  कराईकल  केਂ  बीच  यातायात

 का  नियमन  करने  के  लिए  श्रिया-पत्र  प्रणाली

 लागू  करना  चाहती  है  ।

 उन्हें  यह  पग  बाध्य  हो  कर  उठाना

 पड़ा  है  ।  यह  केवल  चोरी  से  माल  लाने  व

 लेजाने  पर,  जो  की  गई  कार्यवाहीयों  के  बावजूद

 भी  बंद  नहीं  हुआ  है,  प्रतिबंध  के  रूप  में  ही

 नहीं,  अपितु  ्रावांछनीय  व्यक्तियों  को  भारत

 में  स्वतन्त्रतापूर्ण  अन  से  रोकने  की  दृष्टि
 से  उठाया  गया  है  ।  यदि  स्थानीय  प्रशासन

 का  दमन  कायें  चलता  रहता  है  तथा  विधि-
 विरोधी  व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता

 है,  तो  फ्रांसीसी  बस्तियों  की  हालत  और

 भी  अधिक . बिगड़ .  बिगड़  जायेगी  ।  अब  उत्पन्न

 होने  वाली  परिस्थितियों  की  दृष्टि  से  भारत

 सरकार  यह  आवशयक  समझती  है  कि

 पांडिचेरी  तथा  कराई कल  से  भारतਂ  ताने

 वाले  व्यक्तियों  को  रोका  जाये  |  साधारणतया,..



 २८६५  भारत  में  फ्रांसीसी

 भारत आन  के  लिये.  एक  ओर  की  यात्रा

 का  प्रवेज-पत्र  दिया  जायेगा.  परन्तु  महा-

 वाणिज्यदरूत  को  विशेष  मामलों  में  वह  यात्रा

 प्रवेज-पत्र  देने  का  अधिकार  होगा  |  उसे  प्रपनी

 इच्छानुसार  प्रवेशपत्र  के  लिये  मना  करने

 की  भी  पूर्ण  स्वतन्त्रता  होगी. ।

 १४.  भारतीय  नागरिको ं&  विरूद्ध

 गुण्डागर्दी  की  कार्यवाहियों  की  जो  सूचनायें

 मिली  हैं  उन  से  भारत  सरकार  परेशान  होती
 है  ।  महा-वाणिज्य  दूतालय  के  पुस्तकालय
 तथा  पांडिचेरी  में  भारतीय  पत्र-कारों  के

 मकानों पर  आक्रमष  होने  की  भी  सूचनायें मिली

 हैं।  भारत  सरकार इस  मामले की  जांच

 कर  रही  है  तथा  वे  उन  के  अधिकारों  तथा

 हितों  की  रक्षा  के  लिये  श्रावक  कार्यवाही
 करेंगे  ।

 १५.  घटनाओं  से,  जो  हो  रही  हैं,  यह

 स्पष्ट  हूं  कि  जनमत  संग्रह  के  बिना  भारत

 में  तत्काल  विलय  की  मांग  को  जनता  का

 सामान्य  समर्थन  प्राप्त  है  ।  भ्रांन्दोलन  पुर्णतया

 स्वयं  स्फूर्त  है  तथा  इस  की  भ्रागवाई  वे  व्यक्ति

 कर  रहे  हें  जो  पिछले  दिनों  तकਂ  प्रशासन के

 उत्तरदायी  सदस्य  थे  ।  अन्य  राजनीतिਂ

 दलों  तथा  नेताओं  ने  भी  इस  स्व-व्यापक

 भ्रान्दोलन का  सेन  करने  की  घोषणा

 की  हैं।  दमन  उस  ग्रान्दोलन  को  समाप्त

 नहीं  कर  सकता  जो  लोगों  की  भारत  का

 अंग  बनने  की  .  स्वभाविक  इच्छा  पर  श्रद्धा-

 रित  है
 ।

 फ्रांसीसी  बस्तियों  के  लोग  वृहत

 भारतीय  परिवार  का.  एक.  रंग हैं  ।
 झा धिक  दृष्टि  से,  संस्कृति  की.  दृष्टि  से

 तथा  प्रन्य  मामलों  में  उन  का  भारत  से  प्रत्या-

 ठीक  गहरा  संबंध  है  ।  एक.  राजनीतिक

 प्रणाली, जो  उन्हें  भारत  से  पृथक  रखती  है,

 तथा  विदेशी  शासन  के  नीन  रखतीਂ  है,

 उन्हें  तथा  भारत  की  सरकार  व  जनता  को

 पुर्णतया  प्रस्वीकार्य  है  |

 ६  अप्रैल  १९५४  बस्तियों  में
 आन्दोलन  के  २८६६

 सम्बन्ध में  वक्तव्य

 १६.  भारत  सरकार  को  प्रकाश  है  कि

 यह  प्रणाली  मत्रीपूर्ण  ढंग  से  शान्तिपूर्वक

 बदली  जायेगी ।  किसी  भी  परिस्थिति में

 यह  अधिक समय  तक  नहीं चल  सकती

 क्योंकि  जनता  ने  इसे  समाप्त  करने  की  अपनी

 दृढ़  इच्छा  व्यक्त  कर  दी  है  ।  अत:  भारत

 सरकार  ने  फ्रांस  की  सरकार  से  पुनः  निवेदन

 किया  है  कि  वह  उन  के  अक्टूबर  १९५२

 वाले.  सुझाव  पर  बिचार करे  ।  उन्होंने वे

 कारण  बता  दिये  हैं.  जो  उन्हें  जनमत  संग्रह

 का  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  से  रोकते  हैं  ।  सभीਂ

 महत्वपूर्ण  राजनीतिक  दलों  ने  यह  प्रस्ताव
 सिद्धान्त के  आधार  पर  तथा इस  कारण

 भी  स्वीकार  किया  है  कि  फ्रांसीसी  बस्तियों

 में  परिस्थितियां ऐसी  हैं  कि  कोई  भी  स्वतन्त्र

 जनमत  संग्रह  नहीं  हो  सकता  है  ।  क्योंकि

 लगभग  ९०  प्रतिशत जन  संख्या  के  निर्वाचित

 प्रतिनिधियों द्वारा  जनता  की  इच्छा यें  स्पष्ठ

 हो  गई  हैं।  किसी  भी  हालत  में  जनमत  संग्रह

 mara है  ।

 १७.  भारत  सरकार ने  यह  स्पष्ट  कर

 दिया  है  कि  लोगों  के  सांस्कृतिक  तथा  अन्य

 अधिकारों को  पूर्ण  सम्मान  दिया  जायेगा |

 वे  फ्रांस  की  वैधानिक  प्रभुत्व  के  तत्काल

 ही  हस्तान्तरण  की  मांग  नहीं  कर
 रहे

 हैं
 उन  का  सुझाव  यह  है  कि  प्रशासन  का  यथार्थ

 तत्काल ही  हो  जाना  चाहिये,

 जब  कि  फ्रांसीसी  प्रभुत्व  को  वैद्यानिक' प्रदन प्रश्न

 का  निर्णय  होने  तक  रहने  दिया.  जाय े|

 भारत  तथा  फ्रांस  दोनों  को  ही  अपने  ः

 संविधानों  में  राजनयिक  परिवर्तन  करने  होंगे  ।

 इस  सब  में  समयਂ  लगेगा  जबकि  जनता  की

 मांग  जनमत  संग्रह  के  बिना  तत्काल  ही

 विलय  की  है  ।  भारत  सरकार  को  विश्वास

 हैं  कि  उन्हो ंने  जो  सुझाव  दिया  है  उस  से
 निर्णय  होने  में  सहायता  मिलेगी,  जिस  के  कि

 वे  बड़े  इच्छुक  हैं  ।  वें  प्रस्तावित  झ्राघार  पर
 फ्रांस  की  सरकार  से  सहर्ष  वार्ता  करेंगे  ।


